भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 210
06 दिसम्‍बर, 2013 के लिए प्रश्‍न
भंडारण सुविधाओं की कमी
210.
डा0 जनार्दन वाघमरे:
श्री एन0 के0  सिंह:
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हजारों टन खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण बर्बाद हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध तथा उपयोग में लाई गई कुल भंडारण क्षमता सहित खरीदे गए तथा बर्बाद हुए खाद्यान्न का मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार नए गोदामों का निर्माण करने तथा मौजूदा गोदामों को बेहतर बनाने का विचार रखती है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) और (ख): जी, नहीं। विशेष रूप से भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण खाद्यान्‍नों की बर्बादी के किसी भी  मामले की सूचना प्राप्‍त नहीं हुई है।
दिनांक 31.10.2013 की स्‍थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्‍ध कुल भंडारण क्षमता 384.17 लाख टन है जिसमें कवर्ड, कैप, अपनी और किराए की क्षमता शामिल है। इसके अलावा, राज्‍य एजेंसियों के पास केंद्रीय पूल के स्‍टाक के भंडारण के लिए 379.18 लाख टन भंडारण क्षमता (कवर्ड क्षमता-215.57 लाख टन और कैप-163.61 लाख टन) है। इस प्रकार केंद्रीय पूल के स्‍टाक के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा राज्‍य एजेंसियों के पास उपलब्‍ध कुल भंडारण क्षमता 763.35 लाख टन (कवर्ड क्षमता-567.20 लाख टन और कैप-196.15 लाख टन) है। दिनांक 16.11.2013 की स्‍थिति के अनुसार केंद्रीय पूल में खाद्यान्‍नों का स्‍टाक 490.79 लाख टन था और उसके लिए उपलब्‍ध भंडारण क्षमता (भारतीय खाद्य निगम तथा राज्‍य एजेंसियों के पास) 763.35 लाख टन है। अत: भंडारण क्षमता की कोई कमी नहीं है। 
तथापि, निम्‍नलिखित विभिन्‍न कारणों से खाद्यान्‍नों की मामूली मात्रा जारी न करने योग्‍य/क्षतिग्रस्‍त हुई थी:-

(i) चक्रवात/बाढ़ और भारी वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण 
(ii) भंडारण क्षति
(iii) मार्गस्‍थ क्षति 
(iv) कुछ मामलों में अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण; जिसके लिए  दोषी पाए जाने वाले चूककर्ता कार्मिकों के विरुद्ध अनिवार्य रूप से उपयुक्‍त अनुशासनात्‍मक कार्रवाई की जाती है। 
पिछले 3 वर्षों में जारी न करने योग्‍य खाद्यान्‍नों की मात्रा और मूल्‍य निम्‍नानुसार है:-
	वर्ष
	जारी न करने योग्‍य मात्रा (लाख टन)
	मूल्‍य (करोड़ रुपये)

	2010-11
	0.063
	3.62

	2011-12
	0.033
	1.68

	2012-13
	0.031
	2.57
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पिछले 3 वर्षों के दौरान खरीदे गए खाद्यान्‍नों की मात्रा निम्‍नानुसार है:-
(आंकड़े लाख टन में)

	वर्ष

	गेहूं

	चावल

	मोटे अनाज
	जोड़

	2010-11
	225.13
	341.44
	1.28
	567.85 

	2011-12
	281.44
	350.6
	0.36
	632.40 

	2012-13
	381.48
	340.14
	0.72
	722.34 


उक्‍त दो तालिकाओं से यह पता चलता है कि खाद्यान्‍नों की खरीदी गई मात्रा की तुलना में नगण्‍य मात्रा ही क्षतिग्रस्‍त हुई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्‍ध कुल भंडारण क्षमता और उसके उपयोग का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:-
	तारीख 
	भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्‍ध भंडारण क्षमता (लाख टन)
	वर्ष के दौरान उपयोग का % 

	
	
	

	मार्च, 2010
	288.36
	80% (2010-11)

	मार्च, 2011
	316.10
	80% (2011-12)

	मार्च, 2012
	336.04
	82% (2012-13)

	मार्च, 2013
	377.35
	78% (2013-14… अक्‍तूबर 2013 तक)


तथापि, चूंकि कुछ क्षमता की मरम्‍मत की जा रही थी/वह उपयोग न किए जाने की स्‍थिति में थी, इसलिए प्रभावी क्षमता से संबंधित उपयोग अधिक रहा अर्थात् वर्ष 2013-14 (अक्‍तूबर, 2013 तक) के दौरान प्रभावी उपयोग 80 प्रतिशत है। जिन प्रचालनात्‍मक कठिनाइयों से भारतीय खाद्य निगम को कार्य करना पड़ता है, उन पर विचार करते हुए बीआईसीपी ने गोदामों की भंडारण क्षमता के उपयोग  के मानदण्‍ड 75 प्रतिशत निर्धारित किए हैं। तथापि, स्‍टाक के स्‍तर के अनुसार क्षमता उपयोग प्राय: 80 प्रतिशत से अधिक रहा है। 
(ग) और (घ):
उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के भंडारण क्षमता निर्माण कार्यक्रम संबंधी योजना स्‍कीम के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान 610860 टन क्षमता (पूर्वोत्‍तर के लिए 534640 टन और अन्‍य स्‍थानों के लिए 76220 टन) के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा नए गोदामों के निर्माण का प्रस्‍ताव है।  सृजित की जाने वाली राज्‍य-वार का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:-
	राज्‍य का नाम
	प्रस्‍तावित क्षमता टन में 

	असम
	347000

	अरुणाचल प्रदेश
	17230

	मणिपुर
	40410

	मेघालय
	35000

	मिजोरम
	20000

	नागालैंड
	15000

	त्रिपुरा
	45000

	सिक्‍किम 
	15000

	उड़ीसा
	10000

	महाराष्‍ट्र (गोवा)
	20000

	केरल
	35000

	हिमाचल प्रदेश
	11220

	जोड़
	610860
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सभी गोदामों को सुपरिभाषित स्‍वीकार्य राष्‍ट्रीय मानदण्‍डों के अनुसार बनाए जाने के लिए उनके भौतिक बुनियादी ढांचे का उन्‍नयन करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। वित्‍तीय वर्ष 2013-14 के दौरान उन्‍नयन किए जाने हेतु 80 डिपुओं की पहचान की गई है। उन्‍नयन की प्रक्रिया में छतों की पुरानी एसीसी/सीजीआई शीटों के स्‍थान पर प्री-कोटेड प्रोफाइल शीटों को लगाना, क्षतिग्रस्‍त बिटुमिनस सड़कों के स्‍थान पर सीमेंट कंकरीट की सड़कें बिछाना,  सड़कों की टूटी-फूटी बिटुमिनस सतहों को दोबारा बनाना और चार दीवारी को बेहतर बनाना आदि शामिल है। उन्‍नयन के लिए वित्‍तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अंचलों/क्षेत्रों को  आवंटित बजट का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:-
	सीमेंट कंकरीट की सड़कों को छोड़कर डिपुओं का उन्‍नयन 
	84 करोड़ रुपये 

	क्षतिग्रस्‍त बिटुमिनस सड़कों के स्‍थान पर सीमेंट कंकरीट की सड़कें 
	75 करोड़ रुपये 


दिनांक 31.10.2013  की स्‍थिति के अनुसार  17 डिपुओं का उन्‍नयन किया जा चुका है और अन्‍य डिपुओं में कार्य प्रगति पर है तथा  विभिन्‍न स्‍तरों पर है। चालू वित्‍त वर्ष के अन्‍त तक लक्ष्‍य पूरे कर लिए जाने की संभावना है।
{{

इसके अलावा, सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के जरिए नए गोदामों के निर्माण हेतु निम्‍नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-
1. निजी उद्यमी गारण्‍टी योजना: देश में अतिरिक्‍त भंडारण क्षमता की आवश्‍यकता को देखते हुए भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम ने निजी उद्यमियों, केंद्रीय भंडारण निगम और राज्‍य भंडारण निगमों के माध्‍यम से भंडारण क्षमता के निर्माण हेतु वर्ष 2008 और 2009 में निजी उद्यमी गारण्‍टी योजना नामक एक योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत निजी पार्टियों, केंद्रीय भंडारण निगम, राज्‍य भंडारण निगमों और अन्‍य राज्‍य एजेंसियों द्वारा भंडारण क्षमता सृजित की जाती है ताकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसे किराए पर लिए जाने की गारण्‍टी दी जा सके। इस संबंध में, निर्माण की लागत उक्‍त निवेशकर्ताओं द्वारा वहन की जाती है और भारतीय खाद्य निगम इस भंडारण क्षमता के लिए गारण्‍टीयुक्‍त किराया प्रभारों अर्थात् निजी निवेशकर्ताओं के मामले में 10 वर्षों के लिए तथा केंद्रीय भंडारण निगम, राज्‍य भंडारण निगम तथा अन्‍य राज्‍य एजेंसियों के मामले में 9 वर्षों  के लिए किराया प्रभारों का भुगतान करेगा। 
राज्‍य स्‍तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर उच्‍च स्‍तरीय समिति द्वारा 19 राज्‍यों में विभिन्‍न स्‍थानों पर गोदामों के निर्माण के लिए 203.76 लाख टन क्षमता का अनुमोदन कर दिया गया है। इसमें से 111.11 लाख टन क्षमता के निर्माण हेतु निजी निवेशकों के लिए निविदाओं की स्‍वीकृति दे दी गई है और केंद्रीय भंडारण निगम तथा राज्‍य भंडारण निगमों को क्रमश: 7.51 लाख टन और 29.28 लाख टन क्षमता आवंटित की गई है ताकि वे अपनी भूमि पर गोदामों का निर्माण कर सकें (कुल स्‍वीकृत/आवंटित क्षमता 147.90 लाख टन)। 78.91 लाख टन क्षमता पहले ही पूरी की जा चुकी है। 

भारतीय खाद्य निगम ने निजी उद्यमी गारण्‍टी योजना के तहत केवल आधुनिक वैज्ञानिक गोदामों का निर्माण सुनिश्‍चित किया है। इस उद्देश्‍य के लिए आदर्श निविदा फार्म में भी तकनीकी विनिर्दिष्टियों का उल्‍लेख किया गया है। निर्माण की विभिन्‍न अवस्‍थाओं में इन गोदामों का निरीक्षण किया जाता है ताकि उल्‍लिखित विनिर्दिष्टियों का किसी प्रकार से उल्‍लंघन न हो। 
2. अधिकार प्राप्‍त मंत्री-समूह ने दिनांक 7.2.2012 को आयोजित अपनी बैठक में पूरे देश में साइलो के रूप में 20 लाख टन क्षमता के निर्माण के प्रस्‍ताव का अनुमोदन किया था। 20 लाख टन क्षमता के यह साइलो निजी उद्यमी गारण्‍टी योजना के अंतर्गत अनुमोदित क्षमता/पहले से ही आकलित किए गए भंडारण अंतर के अनुसार निर्मित किए जाएंगे। भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मंडल ने दिनांक 20.3.2012 को आयोजित अपनी 344वीं बैठक में साइलो की 20 लाख टन क्षमता के राज्‍य-वार वितरण को अंतिम रूप दिया था। साइलो के स्‍थान के संबंध में राज्‍य स्‍तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मंडल ने दिनांक 19.7.2012 को आयोजित अपनी बैठक में निम्‍नानुसार साइलो के स्‍थान अनुमोदित किए हैं:-
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	क्र.सं.
	राज्‍य
	साइलो क्षमता लाख टन में 
	अनुमोदित स्‍थान 

	1.
	बिहार
	2,00,000
	कैमूर, बक्‍सर, भागलपुर, बेतिया (50,000 टन प्रत्‍येक) 

	2.
	हरियाणा
	3,00,000
	भात्‍तू, जींद, करनाल, पलवल, रोहतक, सोनीपत (50,000 टन प्रत्‍येक)

	3.
	मध्‍य प्रदेश
	3,50,000
	सिहोर, जबलपुर, रायसेन, विदिशा, गुना, होशंगाबाद, उज्‍जैन (50,000 टन प्रत्‍येक)

	4.
	पंजाब
	4,00,000
	बरनाला, छेहरेत्‍ता, पटियाला, जलालाबाद, किलारायपुर, संगरूर, धूरी, बटाला (50,000 टन प्रत्‍येक)      

	5.
	पश्‍चिम बंगाल 
	2,00,000
	रंगपानी, मालदा, दनकुनी, मिचेडा. (50,000 टन प्रत्‍येक)

	6.
	असम
	50,000
	गुवाहाटी (चांगसारी)  और डिबरूगढ़ (25,000 टन प्रत्‍येक)

	7.
	केरल
	50,000
	एरणाकुलम और कालीकट (25,000 टन प्रत्‍येक)

	8.
	महाराष्‍ट्र
	1,00,000
	पुणे, नागपुर (50,000 टन प्रत्‍येक)

	9.
	उत्‍तर प्रदश
	3,00,000
	जौनपुर, कन्‍नौज, फैजाबाद, फतेहपुर, बस्‍ती, देवरिया (50,000 टन प्रत्‍येक)


पालनपुर (बनासकांठा) और सिद्धपुर (पाटन) के बीच

	 

	जोड़
	20,00,000
	



साइलो का निर्माण सभी राज्‍यों में रेलवे साइडिंग सुविधा के साथ किया जाएगा। देश में 20 लाख टन की साइलो परियोजना के लिए परियोजना परामर्शदाता मैसर्स क्रिसिल रिस्‍क एण्‍ड इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर सोल्‍यूशन लि0 ने आरएफक्‍यू, आरएफपी तथा कनसेशन एग्रीमेंट का मसौदा प्रस्‍तुत किया था। मंत्रालय द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया है और भारत के 9 राज्‍यों में 36 स्‍थानों पर कुल 17.50 लाख टन क्षमता के लिए डीबीएफओओ मॉडल के तहत बोली आमंत्रित करने वाली  ई-निविदा दिनांक 21 नवम्‍बर, 2013 को भारतीय खाद्य निगम के अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा जारी कर दी गई है। 
*******
